भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 81
दिनांक 16 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तरार्थ 
स्‍थानीय निकायों में नि:शक्‍त व्‍यक्‍तियों का सुगम एवं निर्बाध आवागमन 
*81.  श्री मोहम्‍मद अली खान : 
क्‍या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या आन्‍ध्र प्रदेश राज्‍य सरकार और अन्‍य राज्‍य सरकारों ने त्रि-स्‍तरीय पंचायती राज व्‍यवस्‍था के अंगों, यथा- ग्राम पंचायतों, तालुक पंचायतों तथा जिला पंचायतों जैसे सभी ग्रामीण स्‍थानीय निकायों को सख्‍त अनुदेश दिए हैं कि वे सरकारी प्रतिष्‍ठानों में नि:शक्‍त व्‍यक्‍तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए निर्बाध और अनुकूल व्‍यवस्‍था सुनिश्‍चित करें ;

(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और ऐसे अनुदेशों के कार्यान्‍वयन की आन्‍ध्र प्रदेश सहित, राज्‍य-वार, अद्यतन स्‍थिति क्‍या है ; और 
(ग )  इस संबंध में केन्‍द्रीय सरकार की भूमिका क्‍या है ?
उत्‍तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री वी. किशोर चंद्र देव)
(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।
*****
स्‍थानीय निकायों में नि:शक्‍त व्‍यक्‍तियों का सुगम एवं निर्बाध आवागमन के संबंध में दिनांक 16.08.2012 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 81 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में संदर्भित वक्‍तव्‍य
(क) से (ख) : सूचना प्राप्‍त की जा रही है।

(ग) : नि:शक्‍त व्‍यक्‍तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्‍वयन के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।  सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित एक योजना स्‍कीम के अंतर्गत, राज्‍य एवं प्रमुख जिला मुख्‍यालयों में सार्वजनिक भवनों में निर्बाध पहुंच के प्रावधान हेतु राज्‍य सरकारों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।
